
मो० अलाउद्दीन खान बनाम बिबहार राज्य एवं अन्य।

[2019] 5 एससीसीआर। 876

मोहम्मद अलाउद्दीन खान

बनाम

बिबहार राज्य एवं अन्य।

(2019 की आपराधि+क अपील संख्या 675) 15 अप्रैल, 2019 

[अभय मनोहर सप्रे और 

बिदनेश माहेश्वरी, जेजे।]

दडं प्रबि8या संबिहता, 1973:

+ारा. 482-  परिरवाद अन्तर्गAत +ारा  327 और  379  सपबिBत +ारा  34  भा०द०ंसं०-  के तहत

न्याधियक मजिजस्ट्र ेट द्वारा संज्ञान लिलया र्गया। याधिJका अन्तर्गAत +ारा  482,  उच्च न्यायालय ने यह

+ारिरत करते  हुए परिरवाद को रद्द कर बिदया बिक पक्षों के बीJ लंबिबत जिसबिवल बिववाद को देखते हुए

प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है और र्गवाहों के बयान बिवरो+ाभासी थे। अपील में , +ारिरत संज्ञान

लेने के लिलए यह देखना है बिक क्या प्रथम दृष्ट्या मामला अभिभयकु्त के बिवरुद्ध बनता है, अदालत को

केवल परिरवाद में आरोपों को देखने की आवश्यकता है, इस तरह का बिनष्कर्षA केवल जिसबिवल बिववाद

की लंबिबतता को ध्यान में रखकर नहीं बिकया जा सकता है-उच्च न्यायालय के पास अन्तर्गAत +ारा

482 द०ंप्र०सं० के के्षत्राधि+कार के तहत साक्ष्य को बिवश्लबेिर्षत करने का कोई के्षत्राधि+कार नहीं था।

अतः उच्च न्यायालय द्वारा भिशकायत को रद्द करना सही नहीं था। 

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने

+ारिरत बिकया  1.1  उच्च न्यायालय ने यह पता लर्गाने के लिलए मामले की जांJ नहीं की बिक क्या

परिरवाद में लर्गाए र्गये आरोप प्रथम दृष्ट्या +ारा  323, 379 पबिBत +ारा  34 आईपीसी के तहत

आने वाले अपरा+ हैं या नहीं। इसके बजाय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को महत्व बिदया बिक Jूंबिक

एक दकुान के संबं+ में मकान मालिलक और बिकरायेदार के रूप में पक्षों के बीJ जिसबिवल कोटA में

बिववाद लंबिबत था, इसलिलए यह मूल रूप से पक्षों के बीJ एक जिसबिवल बिववाद ह।ै इसी आ+ार पर उच्च

न्यायालय ने परिरवाद को रद्द बिकया। हाई कोटA का यह दृबिhकोण दोर्षपूणA ह।ै

हरिरयाणा राज्य एवं अन्य बनाम Jौ+री भजन लाल एवं अन्य। 

एआईआर 1992 एससी 604; [1990] 3 सप्ली एससीआर 259-के आ+ार पर बिवश्ववश्नीय।

1.2 उच्च न्यायालय यह देखने में बिवफल रहा बिक केवल जिसबिवल मुकदमें का लंबिबत रहना इस सवाल

का जवाब नहीं है बिक क्या +ारा 323, 379 +ारा 34 आईपीसी के तहत मामला बिवपक्षी संख्या 2

और 3 के लिखलाफ बनता ह ैया नहीं।

सवoच्च न्यायालय की रिरपोटA [2019] 5 एससीसीआर।
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1.3 यह देखने के लिलए क्या आरोपी के लिखलाफ संज्ञान लेने के लिलए प्रथम दृष्ट्या कोई मामला

बनता है या नहीं, न्यायालय को केवल परिरवाद में लर्गाए र्गये आरोप को देखना ह।ै इस महत्वपूणA

प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा कोई बिनष्कर्षA न देने के कारण प्रश्नर्गत् आदेश बिवधि+त: अस्थिस्थर ह।ै 

2. हाई कोटA का यह मानना भी र्गलत था बिक घटना के बिबन्द ुपर र्गवाहों के बयानों में बिवरो+ाभास

थे। उच्च न्यायालय के पास द०ंप्र०सं० की +ारा 482 के अन्तर्गAत कायAवाही के दौरान साक्ष्य का

बिवश्लेर्षण करने का कोई के्षत्राधि+कारी नहीं था, क्योंबिक अर्गर र्गवाहों के बयानों में बिवरो+ाभास और

असंर्गतताएं थी तो अबिनवायA रूप से साक्ष्य के बिवश्लेर्षण से संबंधि+त है और इसे मकुदमें के बिवJारण

के दौरान न्याधियक मजिजस्ट्र ेट द्वारा सभी पक्षों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने पर देखा जाएर्गा। वतAमान

मामले में यह Jरण आना अभी बाकी ह।ै 

3. इसलिलए, प्रधितवादी संख्या 2 और 3 के लिखलाफ अपीलकताA द्वारा दायर परिरवाद को रद्द करने के

लिलए उच्च न्यायालय द्वारा बिदया र्गया तकA  और बिनष्कर्षA कानूनी रूप से बिटकाऊ नहीं है अतः इसे रद्द

बिकया जाना Jाबिहए। 

संदभA केस लॉ [1990] 3 स्पलीमेन्टरी एससीआर 259 के पैरा 13 के आ+ार बिवश्वसनीय 

आपराधि+क अपीलीय के्षत्राधि+कारः आपराधि+क अपील संख्या-2019 का 675। 

2013 के आपराधि+क बिवबिव+ संख्या 27078 में पटना उच्च न्यायालय के बिनणAय और आदेश बिदनांक

11.09.2017 से।

बिबनय कुमार दास, एJ हसीबुद्दीन, सुश्री बिप्रयकंा दास, अपीलाथv की ओर से अधि+वक्तार्गण। 

प्रभात रजंन राज, जीवेश प्रकाश, सुश्री रिरतु दबेु, शांतनु सार्गर, देवाशीर्ष भरुका, सुश्री रबिव भरुका,

सुश्री सवAश्री, जस्थिस्टन जॉजA, आबिदत्य सिंसर्गला, उत्तरदाताओ ंकी ओर से अधि+वक्तार्गण।

न्यायालय का बिनणAय जस्थिस्टस अभय मनोहर सप्रे, द्वारा सुनाया र्गया। 1. लीव स्वीकृत।

2.  यह अपील सुप्रीम कोटA रिरपोटA [2019] 5 एस.सी.आर.  में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारिरत

अंधितम बिनणAय और आदेश बिदनांक 11.09.2017 के लिखलाफ ह।ै

2013  की आपराधि+क बिवबिव+ आवेदन संख्या  27078  जिजसके तहत उच्च न्यायालय ने बिवपक्षी

संख्या 2 व 3 द्वारा दायर आपराधि+क बिवबिव+ आवेदन को स्वीकार करते हुए अपीलकताA द्वारा दायर

की र्गयी परिरवाद को रद्द कर बिदया। 

3. इस अपील के बिनस्तारण के लिलए नीJे कुछ तथ्य संके्षप में उजि|लिखत बिकये जा रहे हैं। 

4.  आके्षबिपत आदेश द्वारा,  उच्च न्यायालय ने न्याधियक मजिजस्ट्र ेट प्रथम शे्रणी,  सारण,  छपरा द्वारा

परिरवाद  मुकदमा  संख्या  21/2012  में पारिरत  आदेश  बिदनांबिकत  13.02.2013  को  रद्द कर

बिदया,जिजसमें अपीलकताA द्वारा दालिखल परिरवाद में बिवपक्षी संख्या 2 और 3 के बिवरुद्ध अंतर्गAत +ारा

मो० अलाउद्दीन खान बनाम बिबहार राज्य एवं अन्य।

323, 379 सपबिBत +ारा  34 भा०द०ंसं० का प्रथम दृष्ट्या मामला पाते हुए संज्ञान लिलया र्गया

था।  
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5.  अतः प्रस्तुत अपील में बिवJार के लिलए जो संधिक्षप्त प्रश्न उBता है वह यह बिक क्या न्याधियक

मजिजस्ट्र ेट द्वारा बिवपक्षी संख्या 2 व 3 के बिवरुद्ध अपरा+ अन्तर्गAत +ारा 323, 379 सपबिBत +ारा

34 भा०द०ंसं० का प्रथम दृष्ट्या अपरा+ कारिरत बिकया जाना पाते हुए उन्हें र्गुणदोर्ष के आ+ार पर

बिवJारण के लिलए बुलाना सही था अथवा उच्च न्यायालय द्वारा +ारिरत बिक बिवपक्षी संख्या 2 व 3 के

बिवरुद्ध कोई भी प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है, सही था। 

6. श्री बिबनय कुमार दास, अपीलाथv के बिवद्वान अधि+वक्ता, श्री प्रभात रजंन राज, बिवपक्षी संख्या 2

व  3  के  बिवद्वान अधि+वक्ता और श्री देवाशीर्ष भरुका बिवपक्षी संख्या  1-  राज्य के  लिलए बिवद्वान

अधि+वक्ता को सुना।

7. पक्षकारों के बिवद्वान अधि+वक्ता को सुनने और मामले के रिरकॉडA को देखने के बाद, हम अपील की

अनुमधित देने, बिववाबिदत आदेश को रद्द करने और न्याधियक मजिजस्ट्र ेट के बिदनांक 13.02.2013 के

आदेश को बहाल करने के लिलए बाध्य ह।ै

8. उच्च न्यायालय ने मामले के पैरा 6 का परीक्षण बिकया, जो इस प्रकार ह:ै

“ पैरा 6. परिरवाद याधिJका का अवलोकन करने पर, 

मैंने पाया बिक परिरवादी ने दावा बिकया है बिक सबसे पहले ,  उसने भूबिम मालिलक से दकुान परिरसर

खरीदने के लिलए अनुबं+ बिकया था,  लेबिकन याधिJकाकताAओं ने अधि+क पैसे की पेशकश की और

दस्तावेज को अपने पक्ष में पंजीकृत करा लिलया। भूबिम मालिलक से बिब8ी के समझौते या उसे बिकसी

भी राभिश के भुर्गतान का समथAन करने के लिलए रिरकॉडA पर कोई कार्गजात नहीं ह।ै याजिजकाकताA का

दावा  है  बिक वह  उस दकुान  का  बिनष्ठावान  8ेता  है  जिजसमें वह  परिरवादी  का  बिकरायेदार  था।

याधिJकाकताA ने 2012 में बेदखली हेतु मुकदमा संख्या 10 दायर बिकया है, जिजसमें भिशकायतकताA ने

उक्त दकुान परिरसर में बिकरायेदारी  स्वीकार करते  हुए  अपना लिललिखत बयान दालिखल बिकया ह।ै

भिशकायतकताA ने आरे्ग दावा बिकया है बिक वह बिनयबिमत रूप से उक्त दकुान का बिकराया Jुकाता रहा है

और जब उसे याधिJकाकताAओं के पक्ष में दकुान परिरसर के हस्तांतरण के बारे में पता Jला ,  तो

भिशकायतकताA ने  2012  का टाइटल सूट नंबर  2  दायर बिकया। पक्षों के बीJ बिववाद एक जिसबिवल

बिववाद प्रतीत होता ह।ै बेदखली के मुकदमें में भिशकायतकताA द्वारा मकान मालिलक और बिकरायेदार के

रिरश्ते को स्वीकार बिकया र्गया ह।ै मैंने यह भी पाया बिक घटना के बिबन्द ु पर र्गवाहों के बयान में

बिवरो+ाभास ह।ै उपरोक्त पृhभूबिम में इन याधिJकाकताAओ ंपर आपराधि+क मुकदमा Jलाना न्यायालय

की प्रबि8या का दरुुपयोर्ग प्रतीत होता ह।ै"

9. आके्षबिपत आदेश का अवलोकन करने पर, हम पाते हैं बिक इसमें दो तु्रबिटयाँ हैं।

सवoच्च न्यायालय की रिरपोटA [2019] 5 एससीसीआर।

10. पहली र्गलती यह है बिक हाई कोटA ने मामले की जांJ इस दृबिh से नहीं की बिक यह पता लर्गाएं

बिक परिरवाद में लर्गाए र्गये आरोप प्रथम दृष्ट्या अन्तर्गAत +ारा  323, 379  सपबिBत +ारा  34

भा०द०ंसं० के बनते ह ैया नहीं।
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11. इसके बजाय उच्च न्यायालय ने पैरा 6 में इस तथ्य को महत्व बिदया बिक Jूबंिक पक्षकारों के बीJ

स्वामी एवं बिकरायेदार के रूप में दकुान के संबं+ में जिसबिवल न्यायालय में मामला लंबिबत है , जो बिक

बिनधि�त रूप से जिसबिवल बिववाद ह।ै

12. इसी आ+ार पर उच्च न्यायालय ने परिरवाद को रद्द करने की कायAवाही की। हमार ेबिवJार से उच्च

न्यायालय का यह दृबिhकोण दोर्षपूणA ह।ै

13.  हालांबिक उच्च न्यायालय ने  हरिरयाणा  राज्य और अन्य के  मामले  में इस न्यायालय द्वारा

बिन+ाAरिरत कानून का उ|ेख बिकया ह।ै हरिरयाणा राज्य और अन्य बनाम Jौ+री भजनलाल और अन्य

(एआईआर 1992 एससी 604) लेबिकन उसमें बिन+ाAरिरत जिसद्धांत को इस मामले के तथ्यों पर लार्गू

करने में बिवफल रहा।

14. उच्च न्यायालय यह देखने में बिवफल रहा बिक केवल जिसबिवल मुकदमें का लंबिबत रहना इस सवाल

का जवाब नहीं है बिक क्या +ारा  323, 379  सपबिBत +ारा  34  भा०द०ंसं० का मामला बिवपक्षी

संख्या 2 और 3 के लिखलाफ बनता ह ैया नहीं।

15.  उच्च न्यायालय को यह देखना Jाबिहए था बिक जब अपीलकताA की भिशकायत में एक बिवभिशh

भिशकायत यह थी बिक प्रधितवादी संख्या 2 और 3 ने आईपीसी की +ारा 323, 379 सहपबिBत +ारा

34 आईपीसी के तहत दडंनीय अपरा+ बिकये हैं, तो जांJ का प्रश्न यह है बिक परिरवाद में इन दोनों

अपरा+ों के घबिटत होने के आरोप हैं या नहीं। दसूरे शब्दों में ,  यह देखने के लिलए बिक आरोपी के

बिवरुद्ध संज्ञान लेने पर प्रथम दृष्ट्या कोई मामला बनता है या नहीं, न्यायालय को केवल परिरवाद में

लर्गाए र्गए आरोपों को देखना आवश्यक ह।ै इस महत्वपूणA प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा दजA बिकसी

भी बिनष्कर्षA के अभाव में, बिववाबिदत आदेश कानूनी रूप से अस्थिस्थर ह।ै 

16. दसूरी तु्रबिट यह है बिक उच्च न्यायालय ने पैरा 6 में माना बिक घटना के बिंबद ुपर र्गवाहों के बयानों

में बिवरो+ाभास ह।ै

17. हमार ेबिवJार में, उच्च न्यायालय के पास दडं प्रबि8या संबिहता, 1973 की +ारा 482 द०ंप्र०सं०

के तहत कायAवाही में साक्ष्य को बिवश्लेबिर्षत करने का कोई अधि+कार के्षत्र नहीं था, क्योंबिक यबिद इसमें

बिवरो+ाभास या/और बिवसरं्गधितयां है तो र्गवाहों के बयान का अबिनवायA रूप से बिवश्लरे्षण न्याधियक

मजिजस्ट्र ेट द्वारा पक्षकारों के साक्ष्य आने के उपरान्त मुकदमें के बिवJारण के दौरान बिकया जाएर्गा।

इस मामले में वह Jरण अभी आना बाकी ह।ै

मो० अलाउद्दीन खान बनाम बिबहार राज्य एवं अन्य।

18. इन दो तु्रबिटयों के कारण, हमारी सुबिवJारिरत राय है बिक प्रधितवादी संख्या 2 और 3 के लिखलाफ

अपीलकताA द्वारा दायर परिरवाद को रद्द करने के लिलए उच्च न्यायालय द्वारा बिदया र्गया तकA  और

बिनष्कर्षA कानूनी रूप से बिटकाऊ नहीं ह ैऔर इसलिलए इसे बिनरस्त बिकया जाना Jाबिहए। 

19. उपरोक्त JJाA के मदे्दनजर, अपील सफल होती है और है तद्नसुार स्वीकृत की र्गयी। आके्षबिपत

आदेश को अपास्त बिकया जाता है और आदेश न्याधियक मजिजस्ट्र ेट बिदनांक 13.02.2013 को बहाल
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कर बिदया र्गया है, क्योंबिक यह एक बिनष्कर्षA को दजA करता है बिक प्रथम दृष्ट्या परिरवाद पर संज्ञान

लेने का मामला बनता ह।ै

20. तद्नसुार न्याधियक मजिजस्ट्र ेट को बिवJारण पूणA करने के लिलए आरे्ग बढ़ने का बिनद�श बिदया जाता है

बिक उच्च न्यायायलय या इस न्यायालय द्वारा पारिरत बिकसी बिटप्पणी से अप्रभाबिवत हुए बिबना पक्षकारों

द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आ+ार पर मकुदमा बिनस्तारिरत कररे्गा। 

कल्पना के. बित्रपाBी अपील स्वीकृत। 

पुनरीधिक्षत द्वारा- महेन्द्र कुमार सिंसह,[J.O.Code-UP1776], अपर सत्र न्याया+ीश, त्वरिरत न्यायालय-I, संतकबीर नर्गर।
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